
1 

 

भारत सरकार 
आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 

राज्य सभा 
अतारां�कत प्रश्न सं. 3430 

23 माचर्, 2026 को उ�र �दये जाने के �लए 
 

पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना 
 

3430 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः 
श्री मस्तान राव यादव बीडाः 
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) पीएम-ईबस सेवा-पीएसएम योजना क� कायार्न्वयन प्रग�त क्या है, िजसमें सकल लागत 
अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत राज्य-वार ई-बसों का आवंटन शा�मल है; 
(ख) इस योजना के तहत स्था�पत भुगतान सुरक्षा ढांचे का ब्यौरा क्या है, िजसमें 
कायार्न्वयन एजेंसी के रूप में कन्वज�स एनज� स�वर्सेज �ल�मटेड (सीईएसएल) क� भू�मका 
शा�मल है; 
(ग) स्वीकृत बसों क� तैनाती और संचालन के �लए �नधार्�रत समय-सीमा और इस योजना के 
अंतगर्त प्रदान �कए गए प�रचालन समथर्न क� अव�ध क्या है; 
(घ) क्या सरकार ने पीट�ए द्वारा चूक क� िस्थ�त में बकाया वसूल� के �लए भारतीय �रजवर् 
बैंक (आरबीआई) के साथ प्रत्यक्ष नामे अ�धदेश तंत्र के संचालन क� समीक्षा क� है; और 
(ङ) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 

 

उत् तर 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री 

(श्री तोखन साहू)  
(क), (ख), (घ) और (ड.): पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के नोडल मंत्रालय अथार्त भार� 

उद्योग मंत्रालय द्वारा द� गई जानकार� के अनुसार पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम योजना 

28.10.2024 को अ�धसू�चत क� गई थी। भुगतान सुरक्षा तंत्र के �लए योजना �दशा�नद�श 

और मानक संचालन प्र�क्रया (एसओपी) प्रका�शत क� गई है। 

पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के तहत मैससर् कन्वज�स एनज� स�वर्सेज �ल�मटेड 

(सीईएसएल) कें द्र�य कायार्न्वयन एजेंसी के रूप में कायर् करता है और इलेिक्ट्रक बस ऑपरेटरों 

को समय पर भगुतान सु�निश्चत करन े के �लए सम�पर्त भुगतान सरुक्षा कोष का प्रबंधन 
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करता है।  उन्हें �व�ीय वषर् 2025-26 में पीएसएम फंड स्था�पत करने के �लए पहल� �कश्त 

में 500 करोड़ रुपये क� रा�श सं�वत�रत क� गई है। वे �रयायत समझौतों (सीए) और योजना 

�दशा�नद�शों के अनुसार भुगतान दावों क� समीक्षा और सत्यापन करत ेहैं। वे भुगतान सुरक्षा 

तंत्र के तहत �न�ध सं�वतरण के �लए एसओपी �वक�सत करने और सकल लागत अनुबंध 
(जीसीसी) मॉडल के तहत राष्ट्र�य स्तर पर ई-बस संचालन क� जानकार� को एक�त्रत करन े

के �लए भी िजम्मेदार हैं। इस योजना के अंतगर्त आने वाले सावर्ज�नक प�रवहन प्रा�धकरणों 

(पीट�ए) द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, मैससर् सीईएसएल भुगतान सुरक्षा �न�ध से 

अनुमो�दत रा�श को बस ऑपरेटर के एस्क्रो खात े में सं�वत�रत करेगा और बाद में लाग ू

अ�धभार के साथ �नधार्�रत समय-सीमा के भीतर संबं�धत राज्य/पीट�ए से वसूल� करेगा।  

य�द पीट�ए 90 �दनों के भीतर एलपीएस (लेट पेमेंट सरचाजर्) के साथ सं�वत�रत रा�श का 

भुगतान करने में �वफल रहता है, तो भार� उद्योग मंत्रालय भारतीय �रजवर् बैंक (आरबीआई) 

से डायरेक्ट डे�बट मैंडेट (डीडीएम) को लागू करन ेका अनुरोध करेगा।  भारतीय �रज़वर् बैंक 

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के खाते को डे�बट करेगा और लागू एलपीएस स�हत योजना 

�न�ध को जमा करेगा। 

 12.03.2026 तक, उन 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय �रजवर् बैंक (आरबीआई) 

को डायरेक्ट डे�बट मैंडेट (डीडीएम) जमा �कया है, िजन्होंने या तो भार� उद्योग मंत्रालय 

(एमएचआई) क� पीएम ई-ड्राइव योजना या आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय क� पीएम-ई-

बस सेवा योजना में भाग �लया है।  चंू�क बसें शुरू �कए जाने के चरण में हैं, इस�लए 

पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के तहत, आज क� तार�ख तक पीट�ए द्वारा �कसी 

भुगतान चूक क� सूचना नह�ं द� गई है और इस दौरान �कसी दाव ेपर कारर्वाई नह�ं क� गई 

है। 

28.02.2026 तक, सावर्ज�नक प�रवहन प्रा�धकरण (पीट�ए) द्वारा पीएम-ई-बस सेवा 

योजना के तहत 6,228 बसों के �लए �न�वदा और 4,720 बसों के �लए लेटर ऑफ अवाडर् 

जार� �कए गए हैं। आबं�टत ई-बसों का राज्य-वार �ववरण अनुलग्नक-I में �दया गया है। 

(ग) पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय ने भाग लेने 

वाले शहरों द्वारा इलेिक्ट्रक बसों को चलाने क� अनुमा�नत समय-सीमा के रूप में 31 माचर् 

2027 क� प�रकल्पना क� है, जो संबं�धत �डपो इन्फ्रास्ट्रक्चर के �नमार्ण कायर् के पूणर् होने 

पर �नभर्र करती है।  
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अनुलग्नक-I 

आबं�टत ई-बसों का राज्य-वार �ववरण 

क्रम 

सं

ख्या 

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 

बसों क� संख्या 

पीएम ई-

ड्राइव 

(भार� 

उद्योग 

मंत्रालय) 

पीएम-ईबस 

सेवा 

(आवासन 

और शहर� 

कायर् 

मंत्रालय) 

कुल 

1 गुजरात 1,800 750 2,550 

2 कनार्टक 4,500 750 5,250 

3 महाराष्ट्र 2,500 1,609 4,109 

4 तेलंगाना 2,200 151 2,351 

5 �दल्ल� 2,800 - 2,800 

6 आंध्र प्रदेश - 1,050 1,050 

7 मध्य प्रदेश - 972 972 

8 मेघालय - 55 55 

9 ओ�डशा - 400 400 

10 पंजाब - 447 447 

11 पुडुचेर� - 75 75 

12 राजस्थान - 1,150 1,150 

13 जम्मू और कश्मीर - 200 200 

14 असम - 100 100 

15 उ�राखंड - 137 137 

16 म�णपुर - 50 50 

17 अरुणाचल प्रदेश - 50 50 
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आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय क� पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत 6,228 बसों के 

संबंध में �न�वदा प्र�क्रया पूर� हो गई। शेष 3,772 बसों के �लए �न�वदा जल्द ह� प्रका�शत 

होगी। 

***** 

 

 

18 गोवा - 50 50 

19 ह�रयाणा - 450 450 

20 �बहार - 400 400 

21 छ�ीसगढ़ - 240 240 

22 केरल - 293 293 

23 �हमाचल प्रदेश - 50 50 

24 दादरा और नगर हवेल� एवं दमन और द�व - 50 50 

25 चंडीगढ़ - 428 428 

26 लद्दाख - 48 48 

27 अंडमान और �नकोबार द्वीप समूह - 45 45 

  कुल 13,800 10,000 

  

23,800  


